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जिसका उत्‍तर 24 नवम्‍बर, 2014 को दिया जाना है ।
.....
गंगा नदी का पुनरूद्धार
152.  श्री ए.यू. सिंह दिव :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या गंगा नदी के पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्‍या कारण हैं ;

(2) क्‍या सरकार नदी का पुनरूद्धार किए जाने का विचार रखती है और इसके लिए कितने निधियन की आवश्‍यकता होगी ;

(3) क्‍या इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सलाहकार की हैसियत से या किसी अन्‍य तरह से सुझाव देने, सिफारिश करने और समाधान प्राप्‍त करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल/समिति नियुक्‍त की गई है ; और 
(4) क्‍या सरकार ने इसके पुनरूद्धार का कार्य शुरू करने और पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) 
जी, हां । केन्‍द्रीय सरकार ने प्रदूषण को प्रभावी रूप से रोकने और गंगा नदी के संरक्षण तथा गंगा नदी में न्‍यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिनांक 29.09.2014 को एक अधिसूचना के द्वारा “राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण” का पुनर्गठन किया है । गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना, जो फिलहाल 7 आईआईटी संघ द्वारा तैयार की जा रही है, का लक्ष्‍य गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को  “अविरल और निर्मल धारा” को सुनिश्चित करते हुए संपूर्णतया पुनरूद्धार करना और इस नदी की पारिस्थितिकी एवं जैविक अखंडता को बनाए रखना है ।
(ख)
इस नदी के संरक्षण के लिए, संघीय बजट 2014-15 में एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन नामत: “नमामि गंगे” का गठन किया गया है और इसके लिए “न‍मामि गंगे” और  गंगा संरक्षण हेतु जारी अन्‍य परियोजनाओं तथा गतिविधियों के लिए 2037 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं । दीर्घकालीन कार्ययोजना के तहत नदी के पुनरूद्धार के लिए आवश्‍यक निधि का आकलन, गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना के आधार पर, बाद में किया जाएगा । 
(ग)
जी, हां ।
(घ)
गंगा संरक्षण योजना, एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत पहले से मंजूर परियोजनाओं को शामिल करते हुए सचिव समूह की अनुसंशा और अल्‍पकालिक, मध्‍यकालिक एवं दीर्घकालिक कार्य योजना के लिए प्रदत्‍त अन्‍य सूचनाओं के परिणामस्‍वरूप बनायी गयी । 
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